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विषय:
नोटबंदी से प्रभावित किसानों को सहायता
482.
श्री के॰ आर॰ अर्जुननः 
क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या यह सच है कि नोटबंदी के कारण लाखों किसान शीतकालीन फसलों हेतु बीज तथा उर्वरक खरीदने में असमर्थ हो गए थे;

(ख) क्या यह भी सच है कि सरकार ने इस संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है;

(ग) उक्त रिपोर्ट के अनुसार, 263 मिलियन किसान अधिकतर नकद में व्यवहार करते हैं; और
(घ) यदि हां, तो जरूरतमंद किसानों को बीज तथा उर्वरक खरीदने में सहायता देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?
उत्‍तर
कृषि एवं किसान कल्‍याण मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (श्री परषोत्‍तम रूपाला)
(क) से (घ) जी, नहीं। देश में किसानों को बेचे गए प्रमाणित/गुणवत्‍ताप्रद बीजों की कुल मात्रा वर्ष 2015-16 में 304.04 लाख क्‍विंटल थी जो वर्ष 2016-17 में बढ़कर 348.58 क्‍विंटल हो गई। देश में किसानों को बेचे गए उर्वरकों की कुल मात्रा नवम्‍बर एवं दिसम्‍बर, 2015 में 92.99 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर नवम्‍बर एवं दिसम्‍बर, 2016 में बढ़कर 99.63 लाख मीट्रिक टन हो गई। 
सरकार ने इस अवधि के दौरान किसानों की सहायता करने के लिए कई कदम उठाए थे। पहचान का प्रमाण पेश करने पर पुरानी करेंसी के 500 रूपए और 1000 रूपए के नोटों का उपयोग करने के लिए केन्‍द्र सरकार अथवा राज्य सरकारों की ईकाईयों अथवा बिक्री केन्‍द्रों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, राष्ट्रीय या राज्य बीज निगमों, केंद्रीय या राज्य कृषि विश्वविद्यालयों और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के माध्यम से बीजों की खरीद करने के लिए अनुमति दी गई थी। 
इसके अलावा, किसानों को सामान्य ऋण सीमा और शर्तों के अध्‍यधीन अपने ग्राहक को केवाईसी समर्थित खातों से प्रति सप्ताह 25,000 रुपये तक नकद धनराशि निकालने की अनुमति दी गई थी। यह सुविधा किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) पर भी लागू थी।
एपीएमसी बाजारों/मंडियों में अपनी उपज की बिक्री के लिए चेक / आरटीजीएस के माध्यम से अपने बैंक खातों में भुगतान प्राप्त करने वाले किसानों को प्रति सप्ताह 25,000 रुपये तक नकद धनराशि निकालने की अनुमति दी गई थी।
सरकार ने सभी राज्‍य सरकारों को परामर्श जारी किया था जिसमें सहकारी समितियों/निजी रिटेलरों/थोक विक्रेताओं को क्रेडिट पर किसानों को उर्वरक प्रदान करने का निर्देश दिया गया था। इसके साथ ही, मुख्यतः क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड/चैक आदि भुगतान के सभी माध्‍यम से भुगतान स्वीकार करने तथा मांग के आधार पर उर्वरकों की उपलब्‍धता सुनिश्‍चित करने का भी परामर्श दिया था। उर्वरक आपूर्तिकर्ताओं को पहले से थोक विक्रेताओं/डीलरों/रिटेलरों को मुहैया कराई गई क्रेडिट अवधि के अतिरिक्‍त एक महीने की क्रेडिट अवधि बढ़ाने के लिए भी कहा गया था। 
एपीएमसी बाजारों/मंडियों में पंजीकृत व्यापारियों को व्यावसायिक संस्थाओं के मामले में उनके केवाईसी समर्थित खातों से प्रति सप्ताह 50,000 / - रुपये तक नकद धनराशि निकालने की अनुमति थी। इससे व्यापारी मजदूरी का भुगतान करने और मंडियों में आसान लोडिंग, अनलोडिंग और अन्य क्रियाकलापों को सुविधाजनक बनाने में सक्षम बने।
बीजों, उर्वरकों जैसे आदानों की ऑनलाइन खरीद हेतु किसान कृषि आदानों की खरीद सीधे विक्रेता से कर सकते थे तथा राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (एनईएफटी), किसान कार्ड, किसानों के एटीएम कार्ड आदि के माध्यम से भुगतान किया गया। राज्य सरकार द्वारा आदान विक्रेताओं को बिक्री केंद्र (पीओएस) मशीन लगाए जाने के लिए भी प्रोत्साहित किया जा रहा है ताकि कृषिगत आदानों की खरीद के बदले किसानों से भुगतान प्राप्त किया जा सके। 
यह सुनिश्‍चित करने के लिए कि सिस्‍टम में नकदी की कमी होने के कारण उर्वरकों की बिक्री में बाधा उत्‍पन्‍न न हो, विभिन्‍न उर्वरकों की विनिर्माता कंपनियों और आयतकों को क्रेडिट पर डीलरो/थोक विक्रेताओं और रिटेलर को उर्वरक प्रदान करने का निर्देश दिया गया तथा क्रेडिट की सीमा को कंपनियों द्वारा क्रेडिट की अवधि को अतिरिक्‍त 30 दिन तक बढ़ा दिया गया। 
*******
